
 Fourteenth  Loksabha

 Session  :  8

 Date  :  23-08-2006

 an>

 Title  :  Need  to  bring  forth  a  legislation  providing  for  ownership  rights  to  Addvasis  on  forest  land.

 श्री  रामजीलाल सुमन  (फ़िरोज़ाबाद)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  मध्य  प्रदेश,  छत्तीसगढ़,  महाराष्ट्र  और  उड़ीसा  में  आदिवासी  आंदोलित  हैं।

 देश  के  प्रमुख  समाचार-पत्रों  में  यह  समाचार  छपा  कि  कल  मध्य  प्रदेश  की  राजधानी  भोपाल  में  आदिवासियों  ने  बहुत  बड़ा  प्रदर्शन

 किया।  बैतूल,  हारदा,  होशंगाबाद,  धाड़वाधार  एवं  जितने  भी  आदिवासी  इलाके  हैं,  वहां  सब  आदिवासियों  ने  मिल  कर  प्रदर्शन  किया

 और  यह  मांग  की  कि  सरकार  आदिवासियों  के  जंगलों  पर  पुनर्वास  का  जो  विधेयक  लाना  चाहती  थी,  सरकार  वह  विधेयक  इस  सत्र

 में  क्यों  नहीं  ला  रही  है?

 उपाध्यक्ष  महोदय,  संयुक्त  प्रगतिशील  गठबंधन  सरकार  की  प्रतिबद्धता  थी  कि  जो  जंगल  की  जमीन  है,  उस  जंगल  की

 जमीन  पर  आदिवासियों  के  पुनर्वास  का  काम  करेगी।  यह  बिल  पेश  भी  हुआ  और  फिर  उसे  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  पास  भेज

 दिया।  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  सिफारिश  हुए  भी  तीन  महीने  हो  गए,  लेकिन  वह  बिल  इस  सत्र  में  पेश  नहीं  किया  गया।  यह

 बहुत  गंभीर  मामला  लगता  है,  यह  सरकार  गरीबों  और  आदिवासियों  के  सवाल  पर  गंभीर  नहीं  है।  सरकार  की  प्रतिबद्धता  है,  उसके

 बावजूद  भी  इस  सत्र  में  आदिवासियों  के  पुनर्वास  का  बिल  नहीं  लाया  गया।  यहां  संसदीय  कार्य  मंत्री  उपस्थित  हैं,  इसलिए  हम  इनसे

 जरूर  यह  जानना  चाहेंगे  कि  सरकार  इस  सत्र  में  उस  बिल  को  क्यों  नहीं  ला  पाई,  उसके  क्या  कारण  हैं?  सरकार  उस  बिल  को  कब

 लाने  वाली  है?.  (व्यवधान)  जंगल  की  जमीन  पर  आदिवासियों  के  पुनर्वास  का  जो  विधेयक  था,  जेपीसी  ने  विचार  करने  के  बाद

 उसे  आपके  पास  भेज  दिया।

 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  की  प्रतिबद्धता  थी  कि  इस  सत्र  में

 उस  बिल  को  लाएंगे,  सरकार  वह  बिल  क्यों  नहीं  ला  पाई,  सरकार  वह  बिल  कब  लाने  वाली  है,  मंत्री  जी,  आप  यह  बताएं?

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  (श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  इसके  बारे  में  ज्वाइंट  कमेटी

 की  रिपोर्ट  हमारे  पास  आ  गई  है  और  हमने  इसके  लिए  ग्रुप  ऑफ  मिनिस्टर्स  की  मीटिंग  भी  बुलाई  है।  कुछ  ट्राइबल  के  लोग  बैठे  हुए

 हैं  और  जो  नॉन  ट्राइबल  के  हैं,  उन  लोगों  में  संतुलन  करके,  कैसे  इस  बिल  को  लाया  जाए,  उसके  बारे  में  सरकार  जल्दी  से  सख्त

 कदम  उठाएगी।  मुझे  आशा  है  कि  इस  समस्या  का  समाधान  जल्दी  हो  जाएगा।.  (व्यवधान)

 प्रो.  राम  गोपाल  यादव  (सम्भल)  :  आप  इसके लिए  कोई  टाइम-बाउंड  बताइए? .  .  .  (व्यवधान)

 श्री  रामजीलाल सुमन
 :

 उपाध्यक्ष  महोदय,  माननीय  संसदीय  कार्य  मंत्री  सदन  में  उपस्थित  हैं।  मैं  उनसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 कि  जब  संसदीय  समिति  की  संस्तुतियों  मंत्रालय  को  मिल  चुकी  हैं,  तो  फिर  आदिवासियों  को  उनकी  जमीनों  पर  बसाने  हेतु  विधेयक

 लाने  में  विलम्ब  क्यों  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी
 :

 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  सदन  को  अवगत  कराना  चाहता  हूं  कि  इस  संबंध  में  इसी

 साल  में  सब  कुछ  हो  जाएगा।

 (व्यवधान)



 MR.  DEPUTY-SPEAKER :  Shri  Hemlal  Murmu  not  present.

 Shri  M.P.  Veerendra  Kumar  to  speak  now.

 Unterruptions)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Nothing  should  go  on  record  except  the  speech  of  Shri  Veerendra

 Kumar.

 (Interruptions)
 *


